भारत सरकार
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न सं. 76
05 दिसंबर, 2013 के उत्‍तर के लिए 
महाराष्‍ट्र में मलिन बस्‍ती निवासियों के लिए पुनर्वास नीति 
76. श्री संजय राउत : 

क्‍या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : 
(क): क्‍या महाराष्‍ट्र सरकार राजीव आवास योजना के कार्यान्‍वयन की इच्‍छुक है 
(ख): क्‍या राज्‍य सरकार ने अपनी भूमि पर मलिन बस्तियों के विकास हेतु कुछ विकल्‍प सुझाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है, 
(ग): क्‍या मंत्रालय ने इन पर विचार किया है 
(घ): क्‍या राज्‍य सरकार ने केन्‍द्रीय सरकार की जमीन पर मलिन बस्‍ती निवासियों हेतु पुनर्वास नीति तैयार करने के लिए मंत्रालय से आग्रह किया है और 
(ड.) यदि हां, तो इसकी घोषणा कब तक कर दी जाएगी ?   
उत्‍तर 
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री 
(डॉ0 (कुमारी) गिरिजा व्‍यास)
(1) से (ग) : 
महाराष्‍ट्र सरकार राजीव आवास योजना (रे) को कार्यान्वित कर रही । भारत सरकार ने राज्‍य सरकार के अनुरोध पर 39 शहरों को रे शहरों के रुप में शामिल किया है और राज्‍य सरकार को आरम्भिक कार्यकलापों के लिए 9.44 करोड रुपये की राशि रिलीज भी कर दी है । राज्‍य सरकार से 6 विस्‍तृत परियोजना रिपोर्टें प्राप्‍त हुई हैा जिनमें से 5 को रे दिशानिर्देंशों के अनुसार अनुपालनार्थ राज्‍य सरकार को लौटा दिया गया है । 
इसके अतिरिक्‍त, महाराष्‍ट्र सरकार ने सूचित किया है कि 26.11.2013 को सभी 46 नगरीय स्‍थानीय निकायों को स्‍लम मुक्‍त शहर कार्रवाई योजना पर आरम्भिक कार्यकलाप आरम्‍भ करने का निदेश दिया है और उन्‍हें राजीव आवास योजना के दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए प्राथमिकता के आधार पर विस्‍तृत परियोजना रिपोर्ट भेजने को कहा है । 
(घ) और (ड.) 
रे के दिशानिर्देशों के अनुसार रे के आबंटन का 10 प्रतिशत केन्‍द्रीय सरकार/केन्‍द्रीय सरकार के उपक्रमों/संसद के अधिनियम के अंतर्गत सृजित स्‍वायत्‍त निकायों की भूमि पर स्थित स्‍लमों के विकास/पुनर्वास/पुनर्विकास और नवप्रवर्तन/ विशेष परियोजनाओं सहित, के लिए निर्धारित किया गया है। इसलिए इस मंत्रालय ने सभी राज्‍य सरकारों/भूमि स्‍वामी केन्‍द्रीय मंत्रालयों/विभागों से यह अनुरोध किया है कि वे उनकी भूमि पर/केन्‍द्रीय सरकार/केन्‍द्रीय सरकार के उपक्रमों/संसद के अधिनियम के अंतर्गत सृजित स्‍वायत्‍त निकायों की भूमि पर बने स्‍लमों के पुनर्वास/पुनर्विकास के लिए राजीव आवास योजना (रे) के दिशानिर्देंश परिचालित करके विस्‍तृत परियोजना रिपोर्ट(डीपीआर) तैयार करें । 
महाराष्‍ट्र के मुख्‍य मंत्री ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि वह केन्‍द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/उनके संगठनों/एजेंसियों को रे के दिशानिर्देश अपनाने की सलाह दें और वे स्‍लमों के पुनर्विकास के लिए राज्‍य सरकार के साथ सहयोग करें ताकि महाराष्‍ट्र में उनकी भूमि पर शहरी निर्धनों के लिए किफायती आवास स्‍टाक मुहैया कराया जा सके । 
इसके अतिरिक्‍त, महाराष्‍ट्र सरकार ने सूचित किया है कि उन्‍होंने वाणिज्‍य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, भारत सरकार को साल्‍ट पान भूमि को बांटने के लिए नीतिगत ढांचे को अंतिम रुप देने का अनुरोध किया है ताकि केन्‍द्रीय सरकार की इन भूमियों को शहरी निर्धनों के लिए किफायती आवास का निर्माण या तो राज्‍य सरकार की स्‍लम पुनर्वास योजना के अंतर्गत अथवा राजीव आवास योजना के अंतर्गत किया जा सके ।  
-----
